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(जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2018/16 श्रावण, 1940 (शक) को दिया जाना है)
आईबीसी के तहत अल्प वसूली दर
2317.
श्री संजय सिंहः
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या यह सच है कि वर्ष 2014 से 2.72 लाख करोड़ रुपये के ऋणों को माफ कर दिया गया और 29,000 करोड़ रुपये की वसूली की गई है;

(ख)
क्या यह सच है कि सरकारी योजनाओं के दबाव के कारण राज्य के स्वामित्व वाले बैंक समयाभाव की वजह से उधारकर्त्ता की छानबीन तथा मूल्यांकन किए बिना उन्हें और अधिक मात्रा में ऋण देने के लिए बाध्य हैं;

(ग)
दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) और एनसीएलटी को कितनी-कितनी धनराशि के और कितने मामले सौंपे गए तथा मामले-वार, कितनी धनराशि की वसूली की गई;

(घ)
आईबीसी के तहत अल्प वसूली दर के क्या कारण हैं; और
(ङ)
क्या आईबीसी की मौजूदा सफलता-दर संतोषजनक है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)
(क): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों तथा बैंकों के बोर्डों के द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, अनर्जक ऋणों में अन्‍य ऋणों के साथ-साथ वैसे ऋण, जिनके चार वर्ष पूरा होने पर पूर्ण प्रावधानीकरण किया गया है और जिन्‍हें बट्टे खाते डालकर संबंधित बैंक के तुलनपत्र से हटा दिया गया है, शामिल हैं। बैंक अपने तुलन-पत्र को परिशुद्ध करने, कर लाभ और पूंजी के ईष्‍टतम प्रयोग के लिए अपने नियमित कार्य के भाग के रूप में एनपीए को बट्टे खाते डालते हैं। ऐसे बट्टे खाते डाले गए ऋणों के उधारकर्ताओं पर भुगतान का दायित्‍व बना रहता है। बकाया राशि की वसूली विधिक तंत्र, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम  (सरफासी अधिनियम) तथा ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) शामिल हैं, के अंतर्गत निरंतर चलती रहती है। इस प्रकार, बट्टे खाते डालने से उधारकर्त्ताओं को कोई लाभ नहीं होता है।
वैश्विक परिचालन के संबंध में आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार (मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार अनंतिम आंकड़े), गत चार वित्तीय वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के द्वारा 3,98,671 करोड़ रुपए की राशि बट्टे खाते डाली गयी थी। इसी अवधि के दौरान वसूली के कारण एससीबी के एनपीए में 2,57,980 करोड़ रुपए की कमी आयी।
(ख): सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, संभावित उधारकर्ताओं के साथ-साथ अन्य के लिए सम्यक् तत्परता के लिए प्रयोज्य तथा अनुसरणीय व्यवस्थाएं, सरकारी योजनाओं के लिए भी प्रतिजांच तथा मूल्यांकन व्यवस्था समान है।
(ग) से (ड.): कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि दिनांक 30.06.2018 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) में कार्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के अंतर्गत 947 मामले स्वीकृत किए गए थे और अभी तक 32 मामलों में समाधान योजना को अनुमोदित किया गया है, जिनमें 89,406 करोड़ रुपए के कुल स्वीकृत दावों की तुलना में कुल 49,784 करोड़ रुपए की राशि वसूली गयी है।
वसूली की दर, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रत्येक मामलों में आस्ति की गुणवत्ता, संभावित क्षेत्र के सामर्थ्य तथा बाजार परिस्थितियों पर निर्भर है। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) को लागू किए जाने से पूर्व दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए बैंकों के पास उपलब्ध विकल्पों में आरबीआई की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋणों की पुनर्संरचना, समझौते के द्वारा एकबारगी निपटान और तत्पश्चात् वसूली के लिए वाद दायर करना तथा डिक्री को लागू करना शामिल है। ये समयबद्ध नहीं थे और इनमें या तो केवल चूक करने वाले उधारकर्ता अथवा संभावित क्रेताओं के सीमित समूह से वसूली की जाती थी। आईबीसी ने क्रेताओं के व्यापक समूह से मूल्य की वसूली की व्यवस्था करके दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान को समयबद्ध और पारदर्शी बना दिया है। ऐसी पारदर्शी और मुक्त समाधान प्रक्रिया बैंकों को मूल्य वसूली का उचित तंत्र प्रदान करती है। 
***
